
 
 

भारत सरकार 
श्रम और रोजगार मंत्राऱय 

ऱोक सभा 
अतारांककत प्रश्न संख्या  1352 

सोमवार, 24 जुऱाई, 2017 / 2 श्रावण, 1939 (शक) 
 

असंगठित क्षेत्र के लऱए वेतन आयोग 
1352. श्री मल्लऱकाजुनु खड़गे: 

 
क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बतान ेकी कृऩा करेंगे कक:  
 

(क)  क्या सरकार केन्द्र सरकार के कममचाररयों की तर्म ऩर, असंगठित ऺेत्र में कायमरत मर्दरूों 
के लऱए भी ननयलमत अतंराऱ ऩर आयोग का गिन करके उनकी कायमदशाओं और 
वेतनमान की समीऺा करती है;  

(ख)  यठद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;  

(ग)  यठद नह ं, तो क्या सरकार के ऩास इस संबंध में वतममान में ऐसा कोई प्रस्ताव है; और  

(घ)  यठद हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में अनंतम ननर्मय कब तक लऱए 
र्ाने की संभावना है? 

 
उत्तर 

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) 
(श्री बंडारु दत्तात्रेय) 

 
(क) से (घ): न्द्यूनतम मर्दरू  अधधननयम, 1948 में कामगारों के शोषर् को रोकने हेत ुननयोर्न 
में न्द्यूनतम मर्दरू  के ननधामरर्/आवधधक ऩुनर ऺर् का प्रावधान है। इस अधधननयम के अतंगमत, 

समुधचत सरकार केन्द्र और राज्यों दोनों ह  अऩने-अऩने ऺेत्राधधकार में अधधसूधचत ननयोर्नों में 
न्द्यूनतम मर्दरू  तय/ऩररशोधधत करती है। इस अधधननयम में, इस अधधननयम तथा उसके 
अतंगमत बनाई गई ननयमावऱ  के अतंमगत, अऩराधों के लऱए दंड के प्रावधान के अऱावा कायमघंटे 
तय करने, समयोऩ र  मर्दरू  के भुगतान का भी प्रावधान है।  
 

***** 


